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HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 14 , 1986 (ASVN . 22 , 1908 SAKA ) 


(PART 1 


सं . ओ.वि. /एफ.डी./ 71-86/ 33923.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० आटो ग्लाईड प्रा . लि ., 
प्लाट नं 0 64, सैक्टर -6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जगदीश प्रसाद, मकाननं 0 418, जवाहर कलोनी, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद का न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


. 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 का उप -धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हय हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 54 1 5-3 - श्रम - 68/152 5 4, दिनांक 20 जून , 
1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 1149 5- जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है: 


- 


क्या श्री जगदीश प्रसाद की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर होकर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लियन ) खोया 

है ? इस विन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं . ओ.वि./ पानी/ 86-86/ 33930. - चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० वी , जी . एम . एस. सैन्टर प्रेस , 
गांव कुटेल , जिला करनाल के श्रमिक श्रामती श्यामो देवी मार्फत भारतीय मजदूर संघ, जी. टी . रोड़, पानीपत तथा उसके प्रवन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44 ) 84-3- थम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हे या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


-- 


क्या श्रीमती श्यामो देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, नो वह किस राहत की हकदार है ? 


सं ० ओ.वि. /पानी/ 86-86/ 33936. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० बी . जी . एम. एस . सैन्टर प्रेस , गांव 
कुटल, जिला करनाल के श्रमिक श्रीमती भामो देवी मार्फत भारतीय मजदूर संघ , जी . टी . रोड़, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है। 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद. 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


- 


क्या श्रीमती भामो देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० एफ ० डी ०/ 135-86/ 33942.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मारुति इलेक्ट्रोनिक्स प्रा ० 
लि ., सैक्टर 27ए , फरीदाबाद के श्रमिक श्री लछमन सिंह मार्फत श्री एस.के. डांगी, मकान नं ० 2876, जवाहर कालोनी , फरीदाबाद तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामलं में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा विवाद को राज्यपाल की न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है। 
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इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुयं हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1978 के साथ पढ़ने हा अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उमसे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
"निर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री लछमन सिंह , पुत्र श्री हरिचरण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित नथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 73-86/ 33949.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० उपा इलेक्ट्रोनिक्स इण्डिया 
प्रा ० लि ०, प्लाट नं ० 21-22, सैक्टर-25, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सुभाष चन्द्र यादव , सुपुत्र श्री विजय सिंह यादव, ग्राम मलेरना 
तहसील व डा ० बलबगढ़ , जिला फरीदाबाद , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये , अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे ससंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
मुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सुभाष चन्द्र यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/गुड़गांव/ 80-86/ 3395 5. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा , चण्डीगढ़, ( 2 ) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव, के श्रमिक श्री जयनारायण , सुपुत्र श्री गनपत सिंह , गांव बुदानी, डा . 
तुर्कीयावास , तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है। 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254 ,दिनांक 20 
जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 112.45, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उमसे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जयनारायण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ०/एफ ० डी ०/ 134-86/ 3396 3. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ट्रेक्टल टीरफार इण्डिया प्रा . 
लि ० , 14/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मनबहादुर मार्फत अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन , सराय खोजा, फरीदाबाद तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम-68/ 15254, दिनांक 
20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री मनबहादुर की सेवा समाप्त की गई या उसने स्वयं त्याग -पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के 

फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 


